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 कोयला कर-  की रैधता-    सथानीय वरधानमंडल सथानीय पाधधकरण

        दरारा इस तरह के लेरी को अधधकृत करता है-  वरधायी कमता-  केदीय पातं
  सथानीय सरशासन अधधननयम, 1920 (1920  का सी.पी. 4),  एस। 51—भारत

 सरकार अधधननयम,  1915  (5   और 6  जजयो.  5,   अधयाय 61),  एस.एस.
80 ए(3), ओ]  भारत अधधननयम, 1935 (26 जजयो. 5,  अधयाय 2), एस. 143-

  भारत का संवरधान, कला. 227.

    केदीय पांत सथानीय सरशासन अधधननयम, 1920   की धारा 51,
   एक जजला पररषद को,       सथानीय सरकार की वपछली मंजूरी के अधीन,

"  एसएस 24, 48       मे ननरदरषर के अलारा कोई भी कर,    रोल या दर लगाने
   का अधधकार देती है।" 49,  और 50।" 12 माचर, 1935 को,    उस केत मे

     कायररत एक सरतंत खनन सथानीय बोडर,    जजसमे याधचकाकतार कुछ
     खदानो मे काम कर रहे थे,       और इसमे जजला पररषद की सभी शजकतयां
 ननरहत थी,ं   ने कोयला, कोयला-       धूल पर कर लगाने का संकलप ललया।

            और बोडर के केतीय अधधकार केत के भीतर खदानो मे ननलमरत या बेचा
          जाने राला कोक। जजन याधचकाकतारओं को उनकी खदानो से कोयले के
             पेषण के ललए देय कर के रप मे कुछ धनरालश का भुगतान करने की

     मांग के नोररस रदए गए थे,        उनहोने इस आधार पर कर लगाने की
   रैधता को चुनौती दी,     जजसमे अनय बातो के साथ-  साथ (1)  भी शालमल

    है। अधधननयम जो एस दरारा. 51       कर लगाने को अधधकृत करता है,
गरनरर-         जनरल की पूरर मंजूरी के बबना सथानीय वरधानयका दरारा

   पाररत ककया गया था,        जजससे एस का उललंघन हुआ। भारत सरकार
अधधननयम, 1915  का 80 ए(3),         और भले ही यह पाया गया हो कक यह

   अधधननयम भारत सरकार अधधननयम,  1919      के लागू होने से पहले
      रैध रप से पाररत ककया गया था,      जजसने एस पेश ककया था। 1915 के

  अधधननयम मे 80    ए दरारा पदत शजकत
     एस। कर लगाने के ललए 51    का पयोग केरल 1935    मे ककया गया था
    और उस तारीख तक। 80     ए को भारत सरकार अधधननयम, 1915  मे
   पेश ककया गया था,     और उसके बाद गरनरर-    जनरल की पूरर मंजूरी



ररपोरर
          पापत ककए बबना कोई कानूनी कर नहीं लगाया जा सकता था,  (2)
     यानी। केदीय पांत सथानीय सरशासन अधधननयम,  1920   के 51,
    इसकी भाषा पर और -        उस अनुभाग मे संदलभरत अनय पारधानो के

 संदभर मे,           कोयला कर की पकृनत के कर लगाने को अधधकृत नहीं करता
है,  और (3) कक,    ककसी भी जसथनत मे,       कर आने के बाद कानूनी रप से

    लगाया जाना बंद हो जाएगा
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   यह भारत सरकार अधधननयम,  1935      और भारत के संवरधान के
  पभार मे है,             कयोकक इस तरह के कर का एकीकरण केरल केद सरकार दरारा ककया जा
 सकता है।

   कोलफीलडस लललमरेड ने माना: (1)     कक मधय पांत सथानीय सरशासन
अधधननयम, 1920, गरनरर-       जनरल की सहमनत पापत करने के बाद,

 जनपद सभा,            सवरङग खणडो के दजषरगत इसकी रैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती
     याधचकाकतारओं को दी गई दो 410        री की रधैता पर सराल उठाते हुए

    याधचका दायर की गई है,      जजसमे उनहे पनतरादी दरारा "  कोयला कर"  के
         रप मे ररणरत रालश का भुगतान करने की आरशयकता है,    जो कक केदीय
          पांत और बरार सथानीय सरकार अधधननयम के तहत गरठत एक सथानीय
  बोडर है। 1948 (सी.पी.     और बरार अधधननयम 1948),    चुनौती का आधार
            यह है कक कर लगाने के ललए कोई वरधायी शजकत नहीं थी और

        पररणामसररप कला के तहत याधचकाकतारओं के मौललक अधधकार थे।
19(1)(एफ)  एरं (जी)      का उललंघन ककया जा रहा है.

Chhimdwava    एस के परंतुक मे. 80 ए(3)  और एस.   भारत सरकार अधधननयम, 1915
  की धारा 84(2)।

    (2)     केदीय पांत सथानीय सरशासन अधधननयम, 1920  की रैधता,
  जब अधधननयलमत हुई,    भारत सरकार अधधननयम,  1915   के तहत

       ककसी भी आपवत के ललए खुली नहीं थी,      बाद के अधधननयम मे कोई भी
           संशोधन ककसी भी तरह से इसकी ननरंतर रैधता को पभावरत नहीं कर

   सकता था और संचालन।
    (3)        कक स के उधचत ननमारण पर। 1920     के अधधननयम के 51,

           कोयला कर की रसूली को सथानीय पाधधकरण के दायरे से बाहर नहीं
  रखा गया है।

    (4)    कक भारत सरकार अधधननयम, 1935     और भारत के संवरधान के
         लागू होने के बाद भी पशनगत कर की ननरंतर रसूली,   एस के

   मददेनजर रैध है। 1935    के अधधननयम के 143   और कला। संवरधान
 के 227.

 मूल केताधधकार: 1959    की याधचका संखया 31।
   कला के तहत याधचका.       भारत के संवरधान की धारा 32,  मौललक

     अधधकारो को लागू करने के ललए।
एम. सी. सीतलराड,   भारत के अरॉनर-जनरल, एस. एन.

    याधचकाकतारओं की ओर से एंडी,  जे.बी.  दादाचंजी,    रामेशरर नाथ और
पी.एल. रोहरा।

    पनतरादी की ओर से बी.   सेन औरआई. एन. शॉफ।
1961.  फरररी 10.     नयायालय का ननणरय सुनाया गया

Ayy,angar J. AYYANGAR, J,—     कला के तहत यह याधचका. 32 है
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            शरुआत मे यह कहा जा सकता है कक अब लगाया गया कर सथानीय
    पाधधकारी दरारा लगाया गया है

12  माचर 1935      से और रह पहला अरसर जब
     इसकी रधैता पर हमला केरल 1957   मे हुआ था,  हालाँकक

यरद एकीकृत
        याधचकाकतार अपनी दलीलो मे सही है कक उनकी सहमनत

        सरयं इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है
 कोलफीलडस

लललमरेड

 उनहे राहत. हालाँकक,       इससे पहले हमने बबदंु ननधारररत ककए थे सभा,
      नछंदौरा याधचका के समथरन मे वरदरान अरॉनर-   जनरल दरारा आगह

 ककया गया,             यरद हम इस कर के लगाए जाने के इनतहास को संकपे मे
       बताएं तो यह सवुरधाजनक होगा। अययगंार जे •

    मधय पांत सथानीय सरशासन अधधननयम, 1920 (1920
 का सी.पी.   अधधननयम IV)    की धारा 51,    जजसे इसके बाद

      अधधननयम के रप मे संदलभरत ककया जाएगा,   इस पकार है:
"51(1)        । कफलहाल लागू ककसी भी कानून या अधधननयम
   के पारधान के अधीन,    एक जजला पररषद,    बुलाई गई एक

         वरशेष बैठक मे उपजसथत सदसयो के कम से कम दो-नतहाई
         बहुमत से पाररत एक पसतार दरारा इस पयोजन के ललए,

 धारा 24, 48, 49   और 50       मे ननरदरषर के अलारा कोई भी
कर,    रोल या दर लगाएं।

(2). उप-  धारा (एल)     के तहत ककसी भी कर,   रोल या दर
       को पहली बार लगाना सथानीय सरकार की वपछली

   मजंूरी के अधीन होगा।"
       याधचकाकतार नछंदराडा जजले मे जसथत कुछ खदानो पर

            काम कर रहे है और खदानो के अंतगरत आने राले कते के ललए
1926          मे या उसके आसपास एक सरतंत खनन सथानीय बोडर का

          गठन ककया गया था और ऐसे बोडर अधधननयम के तहत सथानीय
           बोडर की पररभाषा मे शालमल है और उनहे ननरहत ककया गया है

          उनमे जजला पररषद की सभी शजकतयाँ होती है। इस खनन बोडर
ने,          सथानीय सरकार की वपछली मजंूरी पापत करने के बाद, 12
माचर, 1935         को एस के तहत अपेककत बहुमत से पाररत ककया।

  अधधननयम के 51(1)   मे कोयला,  कोयला-    धूल और कोक पर
       ननमनललरखत शतर मे कर लगाने का पसतार है:

"   कर तीन पाई,     पनत रन सीएन कोयला,   कोयला धूल
      या कोक की दर से लगाया जाएगा,     जो खदानो मे ननलमरत,
          रेल दरारा ननयारत के ललए बेचा जाता है या सरतंत खनन

        सथानीय के कतेीय अधधकार केत के भीतर रेल दरारा
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       ननयारत के अलारा अनयथा बेचा जाता है। तखता।"   तब से
      कर लगाया और रसूला जाता रहा है।

1920  के सथानीय-     सरशासन अधधननयम को केदीय पांत
    और बरार सथानीय सरकार अधधननयम,  1948  दरारा

      ननरसत और पुनः अधधननयलमत ककया गया था,  लेककन इस
    पर कुछ भी नहीं हुआ,      कयोकक बाद के अधधननयम और बाद

         मे ककए गए कुछ संशोधनो मे सथानीय की ननरंतरता के
       पारधान शालमल है। कोलफीलडस लललमरेड के तहत गरठत

बोडर
      ननरसत अधधननयमऔर जारी रहने के ललए-
 जनपद सबबा, 1948         के अधधननयम के पारंभ मे छीमदरापा की नतधथ पर

      लागू करो और उपकरो की शजकत। पनतरादी,     जैसा कक पहले कहा गया
था, 1948           के अधधननयम अययगंार जे के तहत गरठत ककया गया था

           और माना जाता है कक रह सरतंत का उतराधधकारी है। खनन बोडर,
 जजसने 12   माचर 1935      के अपने सकंलप दरारा .   कर लगाया था,  और

    यरद मूल अधधरोपण रैध था,         तो कानूनी तौर पर रह कर जारी रखने का
            हकदार है। इस सतर पर उललेख करने के ललए केरल एक अनय मामला

है,  अथारत,    शुलक की दर,         जैसा कक पहले ननकाले गए सकंलप से देखा
 गया था, 1935     मे लगाए जाने पर 3    पाई पनत रन थी,   जजसे सथानीय

   ननकाय दरारा बढाकर 9        पाई पनत रन कर रदया गया था। 1949  मे रन,
        यही रह दर है जो अब पचललत है। 23  अगसत, 1958  को,  पनतरादी-
 सभा         के मुखय कायरकारी अधधकारी ने पहले और दसूरे याधचकाकतारओं

     को मांग के दो नोररस रदए,       जजसमे उनसे रपये का भुगतान करने की
   मांग की गई। 21,898.64  और र. 1 जनररी, 1958  से 30 जून, 1958 की

           अरधध के ललए उनकी संबंधधत खदानो से कोयले के पेषण के ललए
             कमशः पतयेक दरारा देय कर के रप मे। यह इन नोररसो की रैधता है

       जो इस पेरी मे लगाई गई है। tion.
 वरदरान अरॉनर-     जनरल की दलीले तीन थीं:

(एल)        सरतंत खनन बोडर दरारा कर की रसूली 1935 मे
        इसके मूल लगाए जाने की नतधथ पर अमानय थी,  और

  पररणामसररप पनतरादी सा,   भा -    इसके उतराधधकारी -  को
       खेल जारी रखने का कोई अधधकार नहीं लमला।

(2)           यह मानते हुए कक लेरी मूल रप से लगाए जाने पर
 रधै थी,    पहले भारत सरकार अधधननयम, 1935  और बाद

 मे 1950           मे भारत के सवंरधान के लागू होने के बाद यह
   कानूनी नहीं रह गई,        जजसके तहत पशन मे कर या कुछ

         रहससे यह वरशेष रप से केद या केद सरकार दरारा
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          लगाया जाने योगय हो गया और पहले से मौजूद करो की
       बचत से करर नहीं ककया जाएगा। भारत सरकार

अधधननयम,  1935   के 143,      और उसके बाद कला के।
  सवंरधान के 277.
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(3)           आगे यह मानते हुए कक भारत सरकार अधधननयम के 8.143   मे ननरहत
 पारधान कर,          इसके दरारा पदान की गई सुरका या कोलफीलडस ए
          गामारेड लललमरेड की ननरंतरता को करर करता है। जजसके ललए यह

   पारधान ककया गया है,   रह केरल एक,       की दर से कर के ललए है
3 ./           अनापाडा सभा के शुर होने से पहले पचललत पाई पनत रन,

       लेरी की मांग कम से कम आंलशक रप
  से अरैध है।

           अब हम इन बबदंओंु पर उसी कम मे वरचार करने के ललए
 आगे बढेगे:

(1)  कक 12  माचर 1935     के संकलप दरारा सरततं खनन
        बोडर दरारा कर लगाया जाना अमानय था। इसे तीन

अलग-         अलग आधारो पर आराम देने की मांग की गई
थी:

(ए,)          कक कर का लेर एस के उललंघन मे था।
  भारत सरकार अधधननयम, 1915   की धारा 80 ए(3)।
        केरल भाग को उदधतृ करने के ललए धारा 80 ए(3)

  अधधननयलमत की गई-

"      ककसी भी पांत की सथानीय वरधानयका, गरनरर
     जनरल की पूरर मंजरूी के बबना,     कोई कानून नहीं बना

          सकती है या उस पर वरचार नहीं कर सकती है - (ए) ककसी
          भी नए कर को लगाने या लगाने के ललए अधधकृत करना
    जब तक कक कर एक,         कर से छूर के रप मे ननधारररत न हो
        इस अधधननयम के तहत बनाए गए ननयमो दरारा यह

पारधान; या

         अब लगाए गए कर अनुसूधचत कर ननयमो की सचूी मे
         शालमल नहीं है और इसललए कर लगाने को अधधकृत करने

         राले वरधेयक पर वरचार करने से पहले गरनरर जनरल की
        वपछली मंजूरी की आरशयकता थी। और भे अधधननयम जो

 एस दरारा.  51       कर लगाने को अधधकृत करता है,  जजसे
        सरकार की पूरर मंजूरी पापत ककए बबना सथानीय वरधानयका

    दरारा पाररत ककया गया था।

   भारत सरकार अधधननयम (  अपैल 1, 1937),  और 1949 मे
  दर मे 9            पाई पनत रन की रदृधध हुई और या तो पूरी तरह से

   या कम से कम

Chkindwapæ

Ayyangar J•
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एकीकृत
        इस वरराद को सथावपत करते हुए दायर की गई

 याधचका पो.        इस आधार पर सरीकार ककया जाता है कक
    यह अधधननयम भारत सरकार अधधननयम,  1919  के
    बाद पाररत ककया गया था,   जजसके दरारा एस. 1915 के

  अधधननयम मे 80A      लागू ककया गया। यरद रह सही
 जसथनत होती,  तो परंतुक

 एस। 80 ए(3) पढना:
"          बशतर कक कोई अधधननयम या ककसी अधधननयम का पारधान सथानीय

    वरधानयका दरारा बनाया गया हो,  और सहमनत-

 कोलफीलडस लललमरेड

   इसके अनुसरण मे गरनरर-   जनरल दरारा संपारदत

अधधननयम,       केरल कारण से अरैध नहीं माना जाएगा

 जनपद सभा,

        इसके ललए राजयपाल की पूरर मंजरूी की आरशयकता है-

नछंदराडा

    इस अधधननयम के तहत सामानय।"
     उपरोकत आपवत का पूणर उतर होगा,  अयया-  नगर जे.   चूकंक भारत

 सरकार अधधननयम, 1915   के तहत, 1919      मे इसके संशोधन से पहले
  और बाद मे,   पतयेक वरधेयक,       राजयपाल की सहमनत पापत करने के

बाद,          सथानीय वरधान पररषद दरारा पाररत ककया गया था। ,  गरनरर-
           जनरल को पेवषत ककया जाना था और गरनरर दरारा अपनी सहमनत देने

       के बाद ही कानून बन सकता था (    अधधननयम की धारा 81(1)   और (3)
देखे)  । गरनरर-         जनरल ने इस पारधान के तहत अधधननयम को सहमनत

  दे दी थी,           यह कभी भी वरराद मे नहीं था। परंतुक मे ननरहत बचत, इस
    पर धयान रदया जाना चारहए,      इसमे ननरहत सामानय बचत के

       अनतररकत है। भारत सरकार अधधननयम की धारा 84(2) (  केरल भौनतक
    शबदो को पढने के ललए): "...       ककसी भी सथानीय वरधानयका के ककसी भी
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          अधधननयम की रैधता इस आधार पर ककसी भी कानूनी कायरराही मे
          सराल उठाने के ललए खुली नहीं होगी कक अधधननयम पभावरत करता

है...   एक केदीय वरषय"         जो वयापक महतर का है और अब वरधायी कमता
            के सभी पशनो को नयायालयो के दायरे से हराने के ललए डडजाइन ककया

 गया है।
हालाँकक,    बहस के चरण मे,      यह पाया गया कक अधधननयम भारत

 सरकार अधधननयम, 1919       के लागू होने से पहले ही कानून
  बन गया था,      जजसके पररणामसररप याधचका मे उठाए गए

     वरराद एस पर आधाररत थे। 80 ए(3)    का आगह नहीं ककया
         जा सका। अधधननयम की शुरआत मे ककए गए पाठो से,
         यह पाया गया कक धारा के तहत सथानीय वरधानमंडल मे

     उपाय पेश करने के ललए गरनरर-    जनरल की वपछली मंजूरी
       पापत कर ली गई थी। भारत सरकार अधधननयम, 1915 की
 धारा 79(2)-अथारत,      धारा से पहले। भारत सरकार

अधधननयम, 1919   मे धारा 80 ए(3)    को लागू ककया गया।
इसललए,   वरदरान अरॉनर-     जनरल ने अपने तकर को

         संशोधधत ककया और आईबी को इस रप मे पसतुत ककया:
         इसमे कोई संदेह नहीं है जब एस। अधधननयम का 51

   अधधननयलमत ककया गया था,    यह सथानीय वरधानमंडल
          की कमता के भीतर था। लेककन कर लगाने के ललए उस

       धारा दरारा पदत शजकत का पयोग केरल 1935   मे और
      उस तारीख तक ककया गया था। 80    ए को भारत सरकार

      अधधननयमऔर रहां पेश ककया गया था।
गरनर

र-         जनरल की पूरर मंजूरी के बबना कोलफीलडस लललमरेड को
          अनुसूधचत कर ननयमो मे शालमल करने के बाद कोई कर नहीं

   लगाया जा सकता था,      इसके बाद अमल मे आ गया।
          कलकंकत हम इस तकर पर बबना ककसी बल के पूणरतः वरचार

    करते है। एस की रधैता.   अधधननयम का 51, अधधननयलमत
 होने पर,    भारत सरकार अधधननयम, 1915    के तहत ककसी

        भी आपवत के ललए खुला नहीं होने के कारण,   ककए गए
संशोधन

नछंदराडा

 अययंगग जे.

  भारत सरकार अधधननयम,  1915,  1919  के
 अधधननयम दरारा,     ककसी भी तरीके से,     या ककसी भी हद

तक,        सपषर रप से या यहां तक     कक ननरहताथर से भी उस
        धारा की ननरंतर रैधता और संचालन को पभावरत या
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एकीकृत
     खतम नहीं करता है। जारहर है,  एस.  80 ए(3)   का संबधं
          केरल उस पारधान के लागू होने के बाद कानून बनाने के

         ललए पारंलभक बाते ननधारररत करने से था और एक बार
      कानून बनने और लागू होने के बाद,    बबलो को आकवषरत

          करने के ललए ननधारररत पककया का कोई सराल ही नहीं है।
 इसके अलारा,         सभी वररादो पर वरराम लग गया है और

       अब जजस पकार का तकर रदया गया है,    उसे आर दरारा
          खाररज कर रदया गया है। अनुसूधचत कर ननयमो मे से 5

  जो चलते है:
"        इन ननयमो मे कुछ भी सथानीय पाधधकारी के
        पूरर मजंूरी के बबना या सथानीय सरकार की पूरर

       मजंूरी के साथ कर लगाने के अधधकार को
  पभावरत नहीं करेगा,     जब ऐसा अधधकार उसे

       ककसी भी समय लागू कानून दरारा पदान ककया
 गया हो।"

        अतः पसतुतीकरण यह है कक एस दरारा पदत शजकत
    से पहले। अधधननयम के 51  मे,  गरनरर-  जनरल की

        वपछली मंजूरी पापत की जानी थी या नया कानून
 होना चारहए,      इसे असरीकार कर रदया जाना चारहए।

(b)        इस शीषरक के तहत आगह ककया गया दसूरा
          मामला एस के शुरआती शबदो को रदए जाने राले अथर पर

    आधाररत था। अधधननयम का 51:  "   ततसमय लागू ककसी
      कानून या अधधननयम के पारधान के अधीन"   । यह सुझार

          रदया गया था कक पारधान एस मे ननरहत है। भारत सरकार
   अधधननयम की धारा 80 ए(3)       उस धारा के तहत बनाए गए

      अनुसूधचत कर ननयमो के साथ पढी गई,   जो "  ततकाल लागू
 एक कानून"    का गठन करती है,     जजसके अधीन कर लगाने की

    शजकत थी। पहली जगह मे,      यह सपषर है कक एक ला,  जैसा कक
         एस मे पाया जाता है। सथानीय वरधानमंडल के भवरषय के

      अधधननयमो को अधधननयलमत करने की पककया ननधारररत
   करने राली धारा 80 ए(3)       को शबदो के भीतर नहीं समझा जा
     सका। लेककन अगर ऐसा हुआ भी,     तो आर के सामने।

     अनुसूधचत कर ननयमो मे से 5,   कोलफीलडस लललमरेड दरारा
         सुझाए गए ननमारण का कोई आधार नहीं हो सकता है।
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(c)       वरराद करने का आरखरी कारण बताया गया
 जनाजा सभा,     कर लगाने की मूल रैधता,  रह थी

नछंदराडा

  अययंगर जे •

    एस। अधधननयम की धारा 51      इसकी भाषा पर और उस
       धारा मे सदंलभरत अनय पारधानो के सदंभर मे, "  कोयला कर"

          की पकृनत के कर या उपकर लगाने को अधधकृत नहीं करती
          है। हम इस तकर को सरीकार करने मे पूणरतः असमथर है।
   एस के पासधंगक शबद. 51 है:

'  धारा 24, 48, 49   और 50       मे ननरदरषर के अलारा कोई भी
कर,    रोल या दर लगाएं"।

       यह सुझार नहीं रदया गया है कक "  कोयला कर"  ननधारररत
     ककसी भी धारा मे ननरदरषर है,      और इसललए उस सरहत कोई
          अनय कर लगाने की शजकत थी जो अब लागू है। वरदरान

        महानयायरादी कैसे। कभी सुझार रदया कक एस दरारा अधधकृत
कर. 51          अभी भी कुछ हद तक अनय अनुभागो मे उजललरखत

    करो के समान होना चारहए,      हालाँकक उनके समान नहीं है।
 जारहर है, "  उनके अलारा..."     शबदो के सामने एजुसडमे जेनेररस

           का ननयम वररोधाभासी है और यरद ऐसा है तो ननमारण का कोई
  भी ननयम "  कोयला कर"       को सथानीय पाधधकरण के दायरे से

     बाहर नहीं ककया जा सकता है।
इसललए,      हम मानते है कक 1935     मे लगाया गया कर मूल
   रप से रधै था।

(2)             अगला सराल यह है कक कया रैकस लेना बंद हो गया है?
  भारत सरकार अधधननयम, 1935      और संवरधान के लागू होने के
      कारण ककतना शुलक लगाया जा सकता है?   इन दोनो संरैधाननक

         अधधननयमो मे ऐसे सपषर पारधान शालमल है जजनके तहत कर,
 उपकर आरद,       जो पहले सथानीय अधधकाररयो दरारा अपने

           सथानीय कतेो के पयोजनो के ललए कानूनी रप से लगाए गए थे,
            एकत ककए जा सकते है और उनहीं उददेशयो के ललए लागू ककए जा
             सकते है। इस बात को धयान मे रखते हुए कक रे कर उसके बाद
          केरल केद या संघ सरकार दरारा ही लगाए जा सकते है,  जैसा भी

  मामला हो (   भारत सरकार अधधननयम, 1935   की धारा 143 और
   संवरधान की धारा 277   के तहत)     । इसललए यह आपवत कक

"  कोयला कर"     या इसके कुछ घरक,      केरल केद सरकार या केद
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एकीकृत
     सरकार दरारा लगाए जा सकते थे,      कर की ननरंतर रैधता और

          अननरायरता पर सराल उठाने का कोई आधार नहीं है। यह जोडने
     की आरशयकता नहीं है कक यरद

        कर पांतीय या राजय सचूी के अंतगरत आता है,     लेरी एस के तहत मानय
         होगी। भारत सरकार समामेलन अधधननयम और कला की धारा 292।

  सवंरधान के 372          एस मे वरशेष पारधान की सहायता के बबना भी
 कोलफीलडस लललमरेड. 143 या

 कला। 277.          इन वरचारो को धयान मे रखते हुए वरदरान जनपद सभा,
           इस नछंदराडा पर अरॉनर जनरल ने हमे गंभीरता से संबोधधत नहीं ककया

बबदं।ु

(3)      आगह ककया गया अंनतम बबदंु 1949 मे, यानी,  भारत
 सरकार अधधननयम, 1935    के पारंभ के बाद,     कर की दर मे 9 

            पाई पनत रन की रदृधध की रधैता के संबंध मे था। इस आपवत
           का संकेत भी नहीं रदया गया था। याधचका अब हमारे सामने

है,         और हमने याधचकाकतारओं को मुददा उठाने की अनुमनत
   देना उधचत नहीं समझा।

           नतीजा यह होता है कक याधचका वरफल हो जाती है और जुमारने
      के साथ खाररज कर दी जाती है।

 याधचका खाररज.

   मुखय खान ननरीकक एरं

 एकऔर

Ayyangay J.

10 फरररी.

LALA KARAM CHAND THAPAR ETC.
(बी.पी. एस.एन.रा., सी.जे., एस.के. दास, के.सी.  दास गुपता,



1 एस.सी.आर.     सररचच नयायालय की ररपोरर 11

N.  RAJAGOPALA  AYYANGAR  and  J.  R.
MUDHOLKAR, JJ.)

 कोललयरी कंपनी-    कोयला खदानो का वर01 एशन
   कंपनी के सभी ननदेशको,         पबंध एजेरो और कंपनी के पबंधक के रखलाफ

 मुकदमा -  रैधाननकता - 1923        के खान अधधननयम को ननरसत ककया गया और
     कफर से लागू ककया गया -     इसके तहत बनाए गए वरननयम,     यरद लागू रहते है -

'     ननदेशको मे से कोई भी'    का अथर है -    भारतीय कोयला खान वरननयम, 1926—
 खान अधधननयम, 1923 (1923  का 4), धारा. अधधननयम, 1952, (1952  का 35),

एस.एस. 2(1), 76-   जेनडर कलॉजेज एकर, 1897 (1897  का 10), एस. 24—भारत
 का संवरधान, कला. 20(1).

   एक कंपनी के ननदेशक,       जो एक कोललयरी का माललक था,  कंपनी
    के पबंध एजेरो के ननदेशक,        और पबंधक और कोललयरी के एजेर पर

           एसएस के तहत अपराध के ललए मुकदमा चलाया गया था। उललंघन के
  ललए खान अधधननयम* 1952   की धारा 73  एरं 74

Shivank Singh
J.M.Aligarh


